भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 2991
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स्‍कूली बच्‍चों को असुरक्षित रूप से विद्यालय लाना ले जाना
2991. श्रीमती मीशा भारती:

श्री प्रेम चन्‍द गुप्‍ता: 

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि स्कूली बच्‍चों की जान को जोखिम में डालकर उन्‍हें उनके विद्यालयों में ले जाने के लिए असुरक्षित परिवहन माध्‍यमों का उपयोग किया जा रहा है; 

(ख) पिछले वर्ष के दौरान दिल्‍ली में इस तरह के वाहनों के कारण ऐसी कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं;  

(ग) ऐसे वाहनों के खिलाफ की गई कार्रवाई सहित, बच्‍चों की सुरक्षा हेतु किए गए उपायों का ब्‍यौरा क्‍या है एवं यदि कोई उपाय नहीं किए गए हैं, तो इसके क्‍या कारण हैं; और
(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्‍ली में टक्‍कर मारकर भाग जाने के कितने मामलों की जानकारी मिली है तथा इस संबंध में क्‍या कार्रवाई की गई है? 

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क): सरकार ने स्‍कूली बच्‍चों के सुरक्षित परिवहन के बारे में सभी राज्‍यों/संघ-राज्‍य क्षेत्रों को अपने सरोकार से अवगत करा दिया है जिनको सभी सड़क प्रयोक्‍ताओं द्वारा यातायात अनुशासन का रख-रखाव सुनिश्‍चित करने की जिम्‍मेदारी सौंपी गई है ।    
(ख): स्‍कूली बच्‍चों के परिहवन के असुरक्षित साधनों की वजह से हुई दुर्घटनाओं की संख्‍या से संबंधित आंकड़े इस मंत्रालय द्वारा केन्‍द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं । तथापि, उपलब्‍ध आंकड़ों के अनुसार दिल्‍ली में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्‍या 2014 में 8,623 और 2015 में 8,085 थी । 
(ग): स्‍कूली बच्‍चों की सुरक्षा के संबंध में माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा जारी किए गए विस्‍तृत दिशानिर्देश सरकार द्वारा भी सभी राज्‍यों को दोहराए गए हैं । मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 (47) के अनुसार, शैक्षणिक संस्‍थान बस एक परिवहन वाहन है जिसको सड़क पर चलने के लिए परमिट की आवश्‍यकता होती है । राज्‍य सरकारों द्वारा विभिन्‍न निबंधन और शर्तों के साथ परमिट प्रदान किए जाते हैं । ऐसे वाहनों को प्रत्‍येक वर्ष अनिवार्य उपयुक्‍तता जांच भी करवानी पड़ती है जिसके बिना परमिट का नवीकरण नहीं किया जाता है । इस प्रकार, सभी राज्‍यों को सलाह दी गई है कि दिशानिर्देशों को राज्‍य परिवहन विभागों द्वारा परमिट शर्तों में सम्‍मिलित किया जाए । राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्‍ली का परिवहन विभाग स्‍कूली बच्‍चों को ले जाने वाली बसों और वैनों, जिनको मोटर यान अधिनियमों और केन्‍द्रीय मोटर यान नियमावली का उल्‍लंघन करते हुए पाया जाता है, के विरुद्ध नियमित कार्रवाई करता है ।   
(घ): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय हिट-ऐंड-रन मामलों के राज्‍य-वार आंकड़ों का केन्‍द्रीकृत रख-रखाव नहीं करता है । तथापि, उपलब्‍ध सूचना के अनुसार, केवल कैलेंडर वर्ष 2015 के लिए हिट-ऐंड-रन की वजह से सड़क दुर्घटना मामलों की संख्‍या 2042 है ।      
*****

